 (क)
क्या सरकार को पता है कि शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का विकास किसी समर्थकारी नीतिपरक माहौल की कमी के कारण रुका हुआ है; 

(ख)
पात्र यूसीबी को अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिए जाने, बहु-विनियामकों का मुद्दा, शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करने के मामले, आदि जैसी विशिष्ट समस्याओं का निवारण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; 

(ग)
सरकार कब तक इन सभी लंबित मामलों का निपटान करेगी और निजी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों को भी समान अवसर प्रदान करेगी; 
(घ)
इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और
(ड.)
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? 

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) से (ड.): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध के तहत किया जाता है।

शहरी सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़, लाभप्रद एवं सुस्थिर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक नीतिगत विवरण 2004-05 में घोषणा की गई थी कि इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त विधिक एवं विनियामकीय संरचना सहित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर एक व्यापक नीति सुस्थापित करने और शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की नीति तैयार होने के बाद ही नए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। तदनुसार, उसके बाद से नए शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं।

जैसाकि अप्रैल 2010 के मौद्रिक नीतिगत विवरण में घोषणा की गई थी, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत नए यूसीबी लाइसेंस प्रदान करने के औचित्य का अध्ययन करने के लिए अक्तूबर 2010 में श्री वाई. एच. मालेगाम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर शहरी सहकारी बैंकों को बैंक की वित्तीय स्थिति और ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखकर कई प्रकार की ऐसी सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति भी दी है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भी प्रदान की जाती हैं। ये सुविधाएं हैं – बैंक साथियों/व्यावसायिक संपर्कियों की नियुक्ति, ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, अधिकृत डीलर लाइसेंस, रीयल टाइम ग्रॉस सेट्टलमेंट (आरटीजीएस) की सदस्यता।

शहरी सहकारी बैंकों को उनके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक व्यवसाय योजना के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विहित अपेक्षाओं के पूरे होने की शर्त के अधीन शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाती है।
*****
